भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 639
08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषय: कृषि से होने वाली आय को दुगुना करने के लिए तंत्र
639. श्री मो॰ नदीमुल हकः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कृषि से होने वाली आय को दुगुना करने के लिए कोई ढांचा/तंत्र तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में ग्रामीण परिवारों द्वारा कृषि से अर्जित आय का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; 

(ग) कृषि से होने वाली आय को दुगना करने के तरीके सुझाने के लिए बनाई गई अंतर-मंत्रालयीय समिति की क्या-क्या सिफारिशें हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हो तथा कृषि से होने वाली आय पर उन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क): सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा वर्ष 2022 तक वास्तविक रूप में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने हेतु एक रणनीति की सिफारिश करने के लिए सरकार ने एक अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी है। 
(ख): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले किसानों की वर्तमान आय का डेटा एकत्रित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने कृषि वर्ष जुलाई, 2012- जून-2013 की संदर्भ अवधि के साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 70वें दौर (जनवरी, 2013- दिसम्‍बर, 2013) के दौरान कृषि परिवारों का स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। सर्वेक्षण में विभिन्‍न आर्थिक कार्यकलापों से कृषि वर्ष जुलाई 2012-जून 2013 के दौरान कृषि परिवारों द्वारा अर्जित आय के ब्‍यौरे एकत्रित किए। कृषिगत जोतों के आकलन सर्वेक्षण की स्‍थिति, एनएसएस के  70वें दौर (जनवरी, 2013- दिसम्‍बर, 2013) के परिणामों के अनुसार जुलाई, 2012 - जून 2013 के दौरान विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हेतु प्रति कृषि जोत औसत मासिक आय (रु) अनुबंध में संलग्‍न है।
इसके अलावा, यह समिति जिसने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की कार्यनीति को शामिल करने वाली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ने वर्ष 2015-16 मूल्‍य के स्‍तरों पर वर्ष 2012-13 सर्वेक्षण से वर्ष 2015-16 तक के परिणामों की गणना की है और यह दर्शाया है कि किसानों की औसत आय प्रति वर्ष 96,703 रूपये रही।
(ग) एवं (घ): इस समिति ने आय वृद्धि के सात स्रोतों की पहचान की है, जैसे-फसल उत्‍पादकता में सुधार;   पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन लागत में बचत; फसल सघनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाना; किसानों को प्राप्त होने वाले वास्‍तविक मूल्‍यों में सुधार; और कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों की और उन्‍मुख होना। 
उपर्युक्‍त उल्‍लिखित  कार्यनीतियों में से प्रत्‍येक कार्यनीति में कई पहलें शुरू कर दी गई हैं जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं:
 (i) राज्‍य सरकारों के जरिए मंडी सुधार करना। 
(ii) मॉडल संविदा कृषि अधिनियम के प्रवर्तन द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा कृषि को प्रोत्साहित करना।
(iii) ग्रामीण हाटों का एकत्रीकरण केंद्र के रूप में कार्य करने और किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद के लिए उन्‍नयन किया जाना।
(iv) किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्‍यापार प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ई-नाम पहल का शुभारंभ।
(v) उर्वरकों के अनुकूलतम उपयोग के लिए किसानों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड के वितरण की अग्रणी योजना का कार्यान्‍वयन। 
(vi) "प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को जल के इष्टतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
(vii) "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 
(viii) जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नामक एक फसल बीमा योजना शुरू की है। यह योजना विशिष्‍ट परिस्‍थितियों में फसलोपरान्‍त जोखिम सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। 
(ix) "हर मेढ़ पर पेड़" के तहत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1947 के संशोधन के साथ वन क्षेत्र के बाहर उगाए गए बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया गया हैं और बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है।
(x) कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने उत्‍पादन की लागत की तुलना में कम से कम 150 प्रतिशत लाभ के साथ 2018-19 मौसम हेतु सभी अधिसूचित खरीफ व रबी फसलों और अन्‍य वाणिज्‍यिक फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में वृद्धि की है। 

(xi) किसान समर्थक पहलों को अधिक प्रोत्‍साहन देने के लिए सरकार ने एक नई छत्रक योजना 'प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य  के केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए यह सरकार द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम है जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक मील का पत्‍थर साबित होगा।
(xii) परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया गया है।
(xiii) गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्‍वित किया गया है।
(xiv) पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्‍वित किया गया है।
(xv) मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी गतिविधियों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है।
(xvi) सरकार 3 लाख रूपये तक के लघु अवधि फसल ऋणों पर 5 प्रतिशत (शीघ्र भुगतान प्रोत्‍साहन के रूप में 3 प्रतिशत सहित) कुल ब्‍याज छूट प्रदान करती है। इस प्रकार किसानों के लिए शीघ्र भुगतान करने पर ऋण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की घटी हुई दर उपलब्‍ध होता है। 
(xvii) सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह हेतु वार्षिक लक्ष्‍य निर्धारित किया है, बैंकों से वार्षिक लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है। वर्तमान वर्ष के कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्‍य 11 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। 
(xviii) छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट 2019 में एक केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीम ‘’प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान)’’ शुरू की है जिसे भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्‍तपोषित किया जाएगा। 
इस स्‍कीम के तहत 2 हेक्‍टेयर तक की खेती योग्‍य भू-जोत रखने वाले और  छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को उनकी आयु को ध्‍यान में रखे बिना 6000 रूपये प्रति वर्ष का वित्‍तीय लाभ दिया जाएगा। यह वित्‍तीय लाभ एक वित्‍तीय वर्ष में प्रत्‍येक 4 माह की अवधि में 2000 रूपये प्रत्‍येक की 3 समान किस्‍तों में दिया जाएगा। इस स्‍कीम के तहत यह लाभ 01.12.2018 से स्‍वीकार्य होगा।  

अनुबंध I
रा.स.अता.प्र.सं.639
	कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वे  के परिणामों के अनुसार जुलाई 2012 एवं जून 2013  के दौरान एनएसएस 70 वें दौर (जनवरी 2013 से दिसंबर 2013) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के कृषक परिवारों की अनुमानित औसत मासिक आय 

	राज्‍य / संघ राज्य क्षेत्र # समूह
	मजदूरी से आय 
	खेती से निवल प्राप्‍ति 
	पशुपालन से निवल प्राप्‍ति
	गैर- कृषि व्‍यवसाय से  निवल प्राप्ति
	कुल आय

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	आंध्र प्रदेश
	2482
	2022
	1075
	400
	5979

	अरुणाचल प्रदेश
	2076
	6647
	1310
	836
	10869

	असम
	1430
	4211
	799
	255
	6695

	बिहार
	1323
	1715
	279
	240
	3558

	छत्तीसगढ़
	1848
	3347
	-19
	1
	5177

	गुजरात
	2683
	2933
	1930
	380
	7926

	हरियाणा
	3491
	7867
	2645
	431
	14434

	हिमाचल प्रदेश
	4030
	2876
	1047
	824
	8777

	जम्मू और कश्मीर
	7336
	3063
	801
	1483
	12683

	झारखंड
	1839
	1451
	1193
	238
	4721

	कर्नाटक
	2677
	4930
	600
	625
	8832

	केरल
	5254
	3531
	575
	2529
	11888

	मध्य प्रदेश
	1332
	4016
	732
	129
	6210

	महाराष्ट्र
	2156
	3856
	539
	834
	7386

	मणिपुर
	3815
	2924
	1563
	540
	8842

	मेघालय
	3776
	6472
	657
	887
	11792

	मिजोरम
	3655
	4561
	864
	19
	9099

	नागालैंड
	5393
	3212
	1384
	59
	10048

	ओडिशा
	1716
	1407
	1314
	539
	4976

	पंजाब
	4779
	10862
	1658
	760
	18059

	राजस्थान
	2534
	3138
	967
	710
	7350

	सिक्किम
	3113
	1696
	980
	1009
	6798

	तमिलनाडु
	2902
	1917
	1100
	1061
	6980

	तेलंगाना
	1450
	4227
	374
	260
	6311

	त्रिपुरा
	2185
	2772
	311
	162
	5429

	उत्तराखंड
	1069
	2531
	848
	253
	4701

	उत्तर प्रदेश
	1150
	2855
	543
	376
	4923

	पश्चिम बंगाल
	2126
	979
	225
	650
	3980

	यूटी के समूह
	5179
	1864
	213
	1312
	8568

	अखिल भारत
	2071
	3081
	763
	512
	6426

	# शेष राज्यों के आंकड़ें अपर्याप्त सैंपल आकार के कारण प्रकाशित नहीं किए गए। (अर्थात् सैंपल परिवारों की संख्या 300 से कम) संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों एक साथ कर दिए गए हैं और इसी कारण ‘’संघ राज्य क्षेत्र के समूह’’ के सामने दिए गए हैं।

	स्रोत: परिशिष्ट क की तालिका 1, एनएसएस रिपोर्ट संख्या 576: भारत में कृषि परिवारों की आय, व्यय, उत्पादक परिसंपत्ति और कृषि ऋणग्रस्तता।
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